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जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।
.....

नदियों का प्रदूषण स्‍तर  
2128. श्री सी.एम. रमेश :

क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्‍या यह सच है कि देशभर में नदियों के प्रदूषण स्‍तर को घटाने पर भारी राशि खर्च किए जाने के बावजूद कोई ठोस परिणाम प्राप्‍त नहीं हुए हैं ; 
(ख)
यदि हां, तो उन नदियों का ब्‍यौरा क्‍या है जहां स्‍वच्‍छ करने संबंधी कार्य किए गए हैं और विगत वर्षों में उन पर खर्च की गई राशि का ब्‍यौरा क्‍या है ; 
(ग)
क्‍या सरकार अभी भी इन परियोजनाओं को जारी रखना चाहती है ; और
(घ)
यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं ? 
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्‍य मंत्री, संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री और कपड़ा मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)  (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने सूचित किया है कि संदूषित नदियों की पहचान करना, राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्‍वय करके उचित सुधारात्‍मक उपाय करना और इसके प्रभाव का मूल्‍यांकन करना राज्‍य सरकारों/ स्‍थानीय निकायों की जिम्‍मेदारी है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्‍ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रम के साथ-साथ राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत प्रमुख नदियों के पहचाने गए खंडों में प्रदूषण की समस्‍या का समाधान करने में राज्‍य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करता है । एनआरसीपी और एनजीआरबीए के अंतर्गत परियोजनाएं केन्‍द्र और राज्‍य सरकार के बीच लागत-भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं । वर्तमान में इन  कार्यक्रमों में 10716.45 करोड़ रूपये की स्‍वीकृत लागत से 21 राज्‍यों के 199 शहरों में 42 नदियों के प्रदूषित खंड शामिल किए गए हैं । इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 4957.98 मिलियन ली. प्रति दिन (एमएलडी)द्वारा की जलमल उपचार क्षमता सृजित की गई है ।
(ख) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के प्रारम्भ से 5004.19 करोड़ रुपये की कुल लागत से 48 शहरों में 76 स्कीमें (70 अवसंरचना निवेश, 5 संस्थागत विकास और 1 कार्यान्वयन सहयोग) स्वीकृत की गई हैं । इस राशि में से 1229.87 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा जारी कर दिए गए हैं और राज्यों द्वारा उनका अंशदान भी जारी कर दिया गया है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2014 तक 838.76 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है । इसके अतिरिक्त एनआरसीपी के अंतर्गत प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों (गंगा कार्य योजना (जीएपी)-I, जीएपी-II और एनजीआरबीए को छोड़कर) में वर्तमान में देश के 19 राज्यों के 121 शहरों में 40 प्रमुख नदियों के अभिज्ञात प्रदूषित खंड शामिल हैं । एनआरसीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृत लागत (जीएपी-I, जीएपी-II और एनजीआरबीए को छोड़कर) 5334.97 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक 4680.30 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और लगभग 3729.49 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की जलमल उपचार क्षमता सृजित की गई है । एनआरसीपी द्वारा जिन नदियों का विकास किया जा रहा है उनके नाम इस प्रकार हैं– गोदावरी, यमुना, मंदोवी, साबरमती, मिदहोला, दामोदर, सुर्वणरेखा, पेनार, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुंगा, पम्‍बा, बेतवा, ताप्‍ती, वेन गंगा, मंदाकिनी, नर्मदा, खान, चम्‍बल, बीहर, क्षिप्रा, कृष्‍णा, पंचगंगा, तापी, कृष्णा, दीपहु और धनश्री, ब्राह्मनी, महानदी, सतलुज, व्‍यास, घघर, रानीझु, अडयार, कुम, वैगई, वेन्‍नार, तमराबरानी, मुसी, गोमती ओर महानंदा । 
(ग) और (घ) वर्तमान में उपर्युक्त एनजीआरबीए और एनआरसीपी की स्कीमों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि सरकार, गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए विशेष ध्‍यान दे रही है । विभिन्‍न पणधारियों अर्थात पर्यावरण एवं वन; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार; शहरी विकास; पर्यटन; पोत-परिवहन; पेयजल आपूर्ति एवं स्‍वच्‍छता; ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों तथा गंगा की सफाई से जुड़े शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श चल रहा  है । कार्य योजना की प्रमुख विशेषताओं, समय-सीमा और संभावित व्‍यय समेत कार्य योजना के निश्चित रूप से सम्‍बन्धित जानकारी, गंगा नदी की सफाई हेतु कार्य योजना को पूरा कर लेने के बाद ही मिल पाएगी । 
*****
